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foØsrkvksa dks xSj&fcØh {ks= ls gVk;k tkuk
2587- Jh lat; flag%
D;k आवासन और शहरी कार्य ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ Hkkjr esa iFk foØsrkvksa ds lacaèk esa ea=ky; fdlh 'kgj esa fcØh vkSj xSj&fcØh {ks=ksa ds chp varj dSls fuèkkZfjr djrk gS( 
¼[k½ D;k fnYyh fLFkr dukWV Iysl fcØh {ks= gS vFkok ugha( 
¼x½ ;fn gka] rks dukWV Iysl ls vfèkd`r foØsrkvksa dks gVk, tkus ds D;k dkj.k gSa( 
¼?k½ D;k ljdkj xSj&fcØh {ks=ksa ls foØsrkvksa dks tcju gVkus ij fopkj dj jgh gS@gVk jgh gS( vkSj 
¼³½ ijEijkxr foØsrkvksa dk iquokZl djus gsrq mBk, tk jgs dneksa dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री(स्‍वतंत्र प्रभार)
( श्री हरदीप सिंह पुरी )
(क): पथ-विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पथ विक्रय के लिए नियम, स्‍कीम, उप-नियम तथा योजना बनाकर संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । पथ-विक्रय प्‍लान अन्‍य बातों के साथ-साथ अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में स्‍थानीय दशाओं के आधार पर विक्रय जोनों, प्रतिबंधित विक्रय जोनों तथा विक्रय निषेध जोनों का निर्धारण करता है । 
(ख)और(ग): भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 17.05.2007 के आदेश के द्वारा डब्‍ल्‍यूपीसी सं. 1699/1987 में सुधीर मदान एवं अन्‍य बनाम दिल्‍ली नगर निगम एवं अन्‍य के मामले में नई दिल्‍ली नगरपालिका परिषद्(एनडीएमसी) द्वारा तैयार की गई पथ विक्रेता स्‍कीम 2007 को अनुमोदन प्रदान किया था जिसमें कनॉट प्‍लेस क्षेत्र को विक्रय-निषेध जोन घोषित किया गया   था । 

इसके अतिरिक्‍त, माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने भी डब्‍ल्‍यूपीसी सं. 8042/2016 एवं सीएम सं. 33341/2016, 34847-48/2016, 35180-81/2016 में अजय माकन बनाम पुलिस आयुक्‍त एवं अन्‍य के मामले में दिनांक 05.10.2016 के आदेश द्वारा निदेश दिया है कि ‘’डब्‍ल्‍यूपीसी सं. 8082/2016 में दिनांक 09.09.2016 का आदेश वर्ष 2014 के अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान स्‍कीम के अंतर्गत अवैध निवास जोन के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाएगा ।‘’ 

(घ)और(ड.):पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार स्‍थानीय प्राधिकरण कस्बा पथ विक्रय समिति की सिफारिशों पर किसी जोन अथवा उसके किसी भाग को किसी सार्वजनिक उद्देश्‍य के लिए विक्रय रहित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उस क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को, उस रीति से, जो स्‍कीम में यथा निर्दिष्‍ट है, पुन: स्‍थापित कर सकता है । इसके अतिरिक्‍त अधिनियम में सर्वेक्षण के अंतर्गत यथा अभिचिन्हित किसी विद्यमान बाजार, अथवा किसी प्रा‍कृतिक बाजार के संरक्षण के लिए भी उपबंध निर्धारितकिए गए हैं । 
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